भारत सरकार
गृह मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1009
दिनांक 29.07.2015/7 श्रावण, 1937 (शक) को उत्तर के लिए
पुलिस बलों के आधुनिकीकरण के संबंध में राज्यों से प्राप्त प्रस्ताव
†1009.  श्री नरेश अग्रवाल :
क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :
(क) क्या यह सच है कि घरेलू आतंकवाद में वृद्धि को देखते हुए विभिन्न राज्य सरकारों ने अपने राज्यों की पुलिस के आधुनिकीकरण के लिए कई प्रस्ताव केन्द्र सरकार को भेजें हैं;  
(ख) यदि हां, तो वो कौन-कौन से राज्य हैं तथा उनके प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है;   
(ग) सरकार इन प्रस्तावों को कब तक स्वीकार कर लेगी; और
(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?
उत्तर
गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरिभाई परथीभाई चौधरी)
(क) : राज्य पुलिस बलों के आधुनिकीकरण की योजना विशेष रुप से आतंकवाद, नक्सलवाद और अन्य संबंधित मुद्दों के रुप में आंतरिक सुरक्षा की उभरती चुनौतियों से निपटने के लिए राज्य पुलिस बलों के क्षमता निर्माण के संबंध में गृह मंत्रालय की एक महत्वपूर्ण पहल है । राज्य पुलिस बलों के आधुनिकीकरण की योजना के तहत, सभी राज्य सरकारें गृह मंत्रालय द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार प्रतिवर्ष राज्य कार्य योजना (एस ए पी) तैयार करती हैं और उच्चाधिकार प्राप्त समिति के अनुमोदन के लिए इसे गृह मंत्रालय को प्रस्तुत करती हैं । राज्यों को केवल घरेलू आतंकवाद में वृद्धि से संबंधित समस्या से निपटने के लिए निधियां जारी नहीं की जाती हैं ।
(ख) : चालू वित्तीय वर्ष (2015-16) के दौरान सभी 29 राज्यों ने अपनी राज्य कार्य योजना पहले ही प्रस्तुत कर दी है ।
(ग) : सभी 29 राज्यों के प्रस्तावों को उच्चाधिकार प्राप्त समिति ने अनुमोदित कर दिया है ।
(घ) : प्रश्न नहीं उठता ।
---
